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अतारांकित प्रश्‍न सं. 1147
27 जुलाई, 2018 को उत्‍तरार्थ

विषय: इंटर-मंडी लेन-देन को बढ़ावा दिया जाना
1147. श्री टी॰ रतिनावेलः 
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस वित्तीय वर्ष से 200 अतिरिक्त थोक मंडियों को ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) से जोड़ेगी;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार इंटर-मंडी लेन-देन को भी बढ़ावा देगी;
(घ) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में 14 राज्यों में 585 विनियमित मंडियों को अप्रैल, 2016 में शुरू किए गए इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) से जोड़ दिया गया है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? 
उत्‍तर
कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत) 
(क) एवं (ख): जी हां, आर्थिक मामलों से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए), भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम) प्‍लेटफार्म के साथ अतिरिक्‍त 200 थोक विनियमित मंडियों को जोड़ने के प्रस्‍ताव को अनुमोदित किया है। 
(ग): जी हां। 
(घ) एवं (ड.): अप्रैल, 2016 में शुरू हुए ई-एनएएम प्‍लेटफार्म के साथ अब तक 16 राज्‍यों और 02 संघ राज्‍य क्षेत्रों की 585 थोक विनियमित मंडियों को जोड़ा गया है। ई-एनएएम प्‍लेटफार्म के साथ जोड़ी गई थोक विनियमित मंडियों की राज्‍य-वार सूची अनुबंध में प्रस्‍तुत है।   
   
 










रा.स.अता.प्र.सं.1147
अनुबंध
ई-एनएएम प्‍लेटफॉर्म के साथ जोड़ी गई थोक विनियमित मंडियों की राज्‍य-वार सूची 
	क्र.सं.
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र
	एकीकृत विनियमित थोक मंडियों की संख्‍या

	1) 
	आंध्र प्रदेश
	22

	2) 
	चंडीगढ़
	01

	3) 
	छत्तीसगढ
	14

	4) 
	गुजरात
	79

	5) 
	हरियाणा
	54

	6) 
	हिमाचल प्रदेश
	19

	7) 
	झारखंड
	19

	8) 
	मध्य प्रदेश
	58

	9) 
	महाराष्ट्र
	60

	10) 
	ओडिशा
	10

	11) 
	पुडुचेरी
	02

	12) 
	पंजाब
	19

	13) 
	राजस्थान
	25

	14) 
	तमिलनाडु
	23

	15) 
	तेलंगाना
	47

	16) 
	उत्तर प्रदेश
	100

	17) 
	उत्तराखंड
	16

	18) 
	पश्चिम बंगाल
	17

	कुल
	585
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